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 MR.  SPEAKER;  Let  us  confine  our-
 selves  to  Kashmir.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 But  they  have  not  confined  to  Kash-

 mir.
 Sa

 MR.  SPEAKER:  But  you  cana.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:

 Yes,  I  can.  In  that  case,  I  have  no-

 thing  more  +o  add  to  what  I  have

 already  said.

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMIITEE

 NINETY-SEVENTH  REPORT

 SHRI  Cc.  प  CHANDRAPPAN

 (Cannanore):  I  beg  to  present  the

 Ninety-seventh  Report  of  the  Public

 Accounts  Committee  on  action  taken

 by  the  Government  on  the  recom-

 mendations  contained  in  the  Twenty-

 eighth  Report  relating  to  the  Minis-

 try  of  Finance.

 PETITION  RE.  GRIEVANCES  AND

 DEMANDS  OF  EMPLOYEES  OF  NEW

 INDIA  ASSURANCE  CO.  LTD.

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY

 (Calcutta  South):  I  beg  to  present  a

 petition  signed  by  Shri  N.  मे.  Kar-

 maran,  Vice  President,  National  Con-

 federation  of  General  Insurance  E.n-

 ployees,  Bombay  regarding  grievan-
 ces  and  demands  of  employees  of

 New  India  Assurance  Company  Ltd

 —_

 12.38  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  NEED  TO  REVIEW  THE  WORKING  OF

 THE  INDUSTRIAL  UNDERTAKINGS

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय:  (मंदसौर)
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत  बीमार
 औद्योगिक  प्रतिष्ठान,  बन्द हुए  औद्योगिक  प्रतिदिन
 तथा  उस  में  लसी  सरकार  की  पूंजी  की  तरफ  सदन

 का

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं।
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 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों के  बीमार  होन ेकी  संख्या
 बढ़ती  आरती  हैं।  अतः  सरकार को  इस  बारे  मे

 गंभीरता  पूरक  विचार  करना  आवश्यक है  ।
 हाल  ही  में  इक्कनाभामिक दठाझ्म्स  तथा  अन्य  पत्रों में
 प्रकाशित  समाचारों  के  अनुसार  दिसम्बर,  6
 में  लगभग  24!  ऐसे  यूनिट  बीमार  थे  जिन मे
 1  करोड़  से  अधिक का  बैंक  क्रेडिट  था  तथा  सह
 सख्या  सितम्बर,  77  में  270  हो  गई।  -स्वाभाविक
 था  कि  इसी  अनुपात  में  क्रेडिट  ब्लाक भी  बढ़ता
 और  यह  बढ  कर  774  करोड़  हो  गया,  तथा
 दिसम्बर,  77  के  अन्त  तक  यह  राशि  856  करोड़
 तथा  यूनिट्स  की  संख्या  280  के  लगभग हों  गई  1

 सू  a  एनटी  री  द्वारा  अधिगृहित  मिलें  सम्मिलित

 नहीं  हैं  न  उस  में  लगाई गई  या  लगी  नशीली  इस  मे

 जोड़ी  गई  है  ।  वह  राशि  भी  करोड़ों  मे  है।

 साथ ही  ऐसे  अनेक  माध्यम  तथा  छोटे  यूनिट्स
 हैं  जोबड़े  उद्योगों  की  श्रेणी  में  तो  नही ंहै  कन्नु
 उनमें  भी  अनुमान  200  से  300  करोड़ तक त्व  का
 डट  सम्मिलित  हैं।  हान ही  में  चीनी  मिलों  के

 अधिग्रहण  हेतु  भी  अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  गया?

 जिसके  ियान्वयन पर  भी  करोड़ों  की  राशि  लगेगी
 ही  -  अत  यह  आवश्यक है  कि  समस्त  स्थिति
 पर  प्रनर्धिचार  क्या  जाय  नथा  एक  ऐसी  नारानी

 निर्धारित
 की  जाय  कि  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  वद

 होने  अथवा  बीमार या  खराब  होने  की  स्थित  त
 पहुचे  नब कां  कोया  सरकार  को  करोड़ों  रुपया  ब्लाक
 करना  पड़े,  जिसे  सरकार  अन्य  विकास  कार्य  में

 लगा  कर  सामाजिक  उत्थान  की  दिशा  में  महत्त्वपूर्ण
 कार्य  कर  सकती  है।

 आताहै  कि  माननीय  उद्योगमंत्री  व  पत्ती
 मंत्री  जी  इस  बार ेमें  उठाये  गए  कदम  व  प्रस्तावित
 अन्य  उपायों  से  सदन  को  अवगत  कराने  का  कष्ट
 करेंगे

 Gi)  SMALL  SCALE  INDUSTRIES  SITUATED
 IN  BACKWARD  AND  TRIBAL  AREAS.

 SHRI  अ.  K.  MHALGI  (Thana):
 Mr,  Speaker,  with  your  kind  permis-
 sion,  I  want  to  make  a  statement  on
 an  urgent  public  matter  under  rule
 377.  Government  is  attributing  very
 high  priority  to  the  development  of
 industries  in  rural  and  particuiarly
 backward  areas.  The  essential  rcqui-
 site  for  the  success  of  such  program-
 me  is  the  creation  of  favourable  in-

 frastructure,  availability  of  raw
 materials  competitively  at  cheaper

 rates,  on  an  equitable  basis  so  that  it

 can  stand  competition  with  big  manu-

 facturers  in  the  market.  There  are

 about  5.500  foundries  in  the  country
 of  which  about  1500  are  in  the  rural
 areas  under  the  small  scale  sector.
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 Their  basic  raw  material  is  pig  iron.
 Unfotunately  the  government  policy
 for  the  distribution  of  this  essential
 raw  material  is  favouring  large  units
 which  are  capable  of  investing  heavy
 amounts  to  make  bulk  indents,  thus
 derogating.  the  vital  interests  ef  the
 small  scale  foundries  and  jeopardis-

 ‘ing  théir  very  survival.  For  this  pur-
 pose,  pending  a_  regular  solution  to
 the  problem,  for  the  benefit  of  small

 Scale  industries  which  aré  in  the
 backwarg  and  tribal  areas  operating

 ‘in  rural  or  semi  urban  locations  and
 are  isolated  from  industrial  pockcts
 as  such,  such  units  may  be  permitted
 to  draw  their  requirements  of  pig
 iron  raw  material  either  from  the
 plants  or  stockyards  at  the  JPC’s
 prices  and  traffs  and  box  wagon
 loads.

 आओ  मनो  राम  बागड़ी:  (पथरा  ye  अध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है।  किसानों
 की  पैदादार  के  भावों  के  वारे में  रोज़  चर्चा  रहती
 है।  सारे  देश  के  किसानों  में  इस  बात  को  लेकर
 बड़ी  बेचैनी  है।  किसानों ने  पालियामेण्ट  के
 सामने  कपास को  जनाया  है  1  आखिर  डा  लाहिया
 ने  खेती  और  कल  कारखानों की  पैदावार की  निस्बत
 जो  बताया  है  उसके  लिए  यहां पर  नियम  3778
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 MR.  SPEAKER:  He  is  raising  the
 Same  question.  Mr.  Jnaneswar  Mishra.
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 आओ  बेगाराम  जोहान:  किसानों  को  लूटा
 जा  रहा  है  ....  क

 MR.  SPEAKER:  This  is  not-a  point
 of  order.  You  have  made  yur  point.

 सजेगा  रोम  थो हाम:  भैया  कही दय?',  +*
 MR.  ‘SPEAKER:  Don’t  f8obrds.-
 i  Jee  tse,

 (ili)  Fixation  ef  Procureirens:prices
 of  wheat  etc.  by  the  Agricultural  Prices
 Commission.

 fining  yourself  to  the  statement.
 शी  जनेश्वर  मिश्र:  कपि  मूल्य  आयोगकी

 सिफारिश,  कि  गेहूं  का  वसूली मूल्य  115  रुपया
 प्रति  क्विंटल  किया  जाय,  के  विऋद्ध  गुजरात,  मध्य
 प्रदेश,  महाराष्ट्र  तथा  कई  राज्यों ने,  जिन  में  उत्तर

 )  ्  4  ज  तर  :

 जत शि 33:  44  निर्भर  3

 **Not  recorded.


